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डॉ. धर्मचद्ध विद्यालंकार 
सर्वप्रथम हमें स्रामाजिक न्याय की परिकल्पना से परियित होने 
जौ आवश्यकता है। वैसे तो इसका स्वुल-सा अर्थ समाज संबंधी 
न्याय है है। लेकिन बह आजकल एक समाजशाखीय और 
राजनोतिशाखोव अवधारणा बन गई है, जिसका अर्थ सामाजिक 
संस्तरण की रूमानता से है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह गारगा 
है कि वर्ण व्यवस्थावद्ध भारतीय समाज की संस्चता पिगामिडिय 
है, वर्टिकल है। उसको झैतिय करे की आवश्यकता है क्योंकि 
तर्णव्यतस्था जातिनबद्ध समाज में उच्दस्थ वर्ण रिम्ति एवं पिछड़े 
वर्गों के कंधों पर आहूढ़ है। भारतीय ब्राह्मणों वर्ण-व्यवस्या को 
अपनी यहीं अन्यतम विशेषता है कि उसमें सामाजिक समता के 
लिए कही कोई गुंजाइश या अतकाश हो यहीं है। अपितु यदि 
यह कान जाये कि उसका एकमेव आधार ही जन्मजात विषमता 
है तो अत्युक्ति नहीं होगी। 
कहना नहीं होगा कि सामाजिक न्याय को मांग समाज में र 
केवल आर्थिक समानता की हो मांग है अपितु वह शवित्र संरतना 
मैं थी दलित और पिछड़े ब्राह्मणी व्यदस्था के ड्वाग शुद्र वर्ण में 
विश्षिप्त यहुसंख्यक जनगण की सक्रिय सहभागिता का बुलंद 
अभियान भी है क्योंकि वर्ण-व्यवस्थाबद्ध समाज गें सत्ता (रज्यो 
और संस्कृति (शिक्षा-धर्म) तथा संपत्ति पर उच्च वर्णो का हीं स्वामित्व 
स्वभावत्र: मान्य रहा है वर्योंकि उसे व्यवस्था में रहो तो सावर्ण 
(उत्तम जाति वाले) थे जबकि अंदर्ण हो शूंद्र और अछूत थे। 


आएव वे तो स्वतः ही सत्ता सपत्ति और उंस्कांहि तथा सम्मान 
से वेवित हो तौचत खने थे। 

आजकल गेटे कृप से सरकारी सेवाओं में दलित एवं पिछड़े 
जो के आरक्षण को मांग झे हो सामाजिक स्याग से जोड़कर 
देखा जात है क्योंकि 99 में मंडल-कमीशन के क्रिवाव्ययन 
और उसके तीव्र विरोध और समर्थन से ही इस अवधारणा की 
चर्च समाज में पुनः आरेप हुई थी, वरता हो यह अवधारणा भारतीय 
गजनोति में डॉ. राममनेहर लोहिया जी की ही देन है। उन्होंने हो 
सर्वप्रथम साठ और सत्र के दशकओं में धारतोय राजनीति में इसका 
स्वसपरोष किया था। उनके अनुसार साठ प्रतिशत पिछड़ा वर्ग को 
हिस्सेदारी सजनीति और सार्वजरिक सेवाओं में अपरिश्वर्य है वोकि 
इस सबके बिता उमक्त समुचित समुत्वान संभत ही नहीं है। 

कहा नह्लै लेगा कि सरकरो सेवा समाज में केवल आर्थिक 
उत्थात क्ता ही साधन नहीं है अपितु वह एक ग्रामाजिक सम्मान 
और प्रतिष्य (हैगियत) की भो सूचक है। ऐसो स्थिति में जिन 
लोगें जी गर्वाधिक हिस्गेदारो जरुजात योग्यता के शिद्धात के 
चलते राज्य-स में रही, वह्े वर्ग एवं दर्ण समाज में सम्मानित 
एएं संपन्न भी रहे। उनके आर्थिक उत्पान के साथ ही साथ उनका 
सामाजिक सोपाम (तर्ण-क्रम) भी स्वतः हो ग्रमुलत हो गया। 
उदाहरण के लिए आंध, बंगाल, उड़ी और उतर प्रदेश तथा 
बिहार के कायस्थों को ले सकते हैं। द्राष्मणो वर्ण-य्यवस्था ने उन्हें 
शूद्र कोटि में रखा हुआ था लेकिन वे मुगल व्लल से अंग्रेजो 
ब्यल तक हवा अब तक भी सरकारों सेवाओं में वहुलांश सहभागिता 
पाकर स्वयं को क्षत्रिय और बाह्न॑ण के रूप में सम्मानित एवं 
स्थापित कर चुके है। 

यहौ स्थिति आज वैश्य वर्ग के बनियों की भो टेख सकते हैं। 
जिन जिर प्रदेशों में उन्होंने शिक्षित होकर सरकरी सेवाओं और 
उच्ोग-व्यापार में समुलति कर ली है उन्ही प्रदेशों में वे शूद्र वर्ष 
(दलिक-पिछड़ों) से निकलकर अगड़ों में परिणत होने लगे है। 
किन प्रदेशों में अभो तक वे इन क्षेत्र में समुनत नहीं हैं दहों पर 
उनकी स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी हो है। उदाहरण के लिए 
आए बिद्वार और उड़ोसा के वैश्य-बनियों को आज भी पिछड़ा 
वर्ग के अंठर्गत आरक्षण की मांग उठाते हुए देख सकते है। 


लेकिन हमें वह भी नी भूलना होगा कि साम्जिक न्याय को 
मांग इकहरी नहीं है। वह वहुस्तरोव एवं बहु-आयामो है। आर्थिक 
$ तो सामाजिक भी है। वह व्यक्ति के केवल आर्थिक रूपॉतरण 
नौ है अपेक्षा नही रखती अपितु वह ते उसके सामाजिक संस्तरण 
और राजनौतिक सबलोकरण और शवितकएा को भी सब 
शर्फ्शनकारों है। इसीलिए तो डॉ. लोहिया ने अन्य पिछड़े गर्ग के 
जोगों के लिए सरकाएं सार्वजरिक्ति रेबओं में है उनके लिए 
आरक्षण को मांग न उठाते हुए ठनके राजगॉटिक हिस्सेदारी की 
भो पुस्बोर वकालत क्यो दी और उनके इसी अभियान के आप्तार 
एर भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशालतग प्रात में एक पिछड़े 
एवं कृषक वर्ग के व्यवित दौं. वरण सिंह के नेतृत्व में संविद 
सरकार का गठन हुआ शा। जिसमें सर्वपषम मंज्रेमंडल में यादव-गुजर 
और कर्मी (पटेल) एवा कोयरों वैसे गिछड़े वर्ग के लोगों हो 
सम्मिलित किसा गया धा। इस वर्गों को राज्यस्त्ता में सकिं 
सहभागिता क्य हो यह परिणाम था कि ये वर्ग [दर्ण) भी आहे 
नाप्तों के साव सवर्णों जैसे रम्मानसूृडक शब्द चौधरी, ग़व और 
पटेल लगाने लगे थे। 

इम लोग प्रायः सत्ता से अभिशय राज्य-सत्ता का ही लेते है 
जबकि वस्तृतः ऐसा नहीं है। सत्ता से ाटर्य केवल राज्यसत्ता से 
न है अपितु वह तो बहुस्तरीयें एवं बहुआयागी है। सत्ता केवल 
राजनोतिक हो नहीं होढ़ो वह आर्थिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
भी होतो है। वस्क्र क्या कारण है कि आजकल जित वर्गों (वर्गों 
का पिछले हजारों व्णों से पज्यसत्न पर एकाधिकार है वह्लै वर्ग 
क्यों औरों को तुलना में आब तक 'थी आर्थिक और सामाजिक 
(शैक्षणिक) तथा सांस्कृत्रिक रूप से आणो है। कारण स्पष्ट है 
कि उतको अग्नाध ग़ज्याधिकार ये ग़वांगीण विकास के उन्मुद्त 
अवसर पिले है। जबकि दलित एवं पिछड़े वर्गों पर अयोग्यता 
'लादकर उनको दिकास के उपयुझ्ा अवसरों से बंधित ही रखा 
ग़वा है। इस सबके बावजृद उन वर्गों ने अपने अखंड एवं उनुकक्‍्त 
सुविधा भोग को हो अपनों जन्मजात वोग्यता एवं प्रतिभा बरलकर 
भारतोय समाज में जाति-व्यवस्था एवं वर्ण-व्यवस्था क्ये स्थापित 
ही किया है| 

कहना चह्चे होगा कि योग्यता या प्रतिभा का आधार उन्‍्म अधवा 
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जाति विशेष नहीं है, जैसा कि ब्राह्मणी वर्ण-व्यवस्था ने जन्मजात 
योग्यता की दुह्ाई देकर प्रचारित और प्रसारित किया है। उसका 
आधार तो अवसर की उपलब्धता ही है। जिन वर्णों की सामंती 
समाज व्यवस्था में सेवा, शिक्षा और संस्कृति (धर्मी का अबाध 
अधिकार उपलब्ध था, वही वर्ण स्वतः ही अगड़े यानी सवर्ण बन 
गये और जिन वर्णों को उनकी जन्मजात जाति के आधार पर 
अवसरों की समानता से वंचित रखा गया वही वर्ग पिछड़े रह 
गये। अन्यधा क्या कारण है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जाट 
जैसी जाति के सर्वाधिक सांसद और विधायक रहते भी उस वर्ग 
का एक भी व्यक्ति पिछले पचास-साठ वर्षों से एक बार भी 
मुख्यमंत्री पद को प्राप्त नहीं कर सका है? जबकि अपनी तथाकथित 
जन्मजात योग्यता के चलते कायस्थ जाति का एक व्यक्ति विधान 
मंडल में अपनी जाति का अकेला सदस्य होते हुए भी एक नहीं, 
दो नहीं पूरे चार बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुका है। 
स्वयं सामंती व्यवस्था पर काबिज रहने वाले पुरोहित वर्गों के लोग 
भी उस पिछड़े प्रदेश के अगड़े नायक दशकों तक रहे है। वैश्य 
वर्ग का एक भ्रष्टतम व्यक्ति वो सर्वाधिक सुदीर्ध काल तक सत्ता 
के शीर्ष पर समासीन रहा है। और तो क्या दलित एवं एक अति 
पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उसकी जनाधारहीनता के कारण मुख्यमंत्री 
पद पर आरूढ़ कर दिया गया। लेकिन जो एक सशक्त और 
सदल वर्ग वहां पर (जाट) (किसानों) का है उसको पुरोहितवादी 
और पूंजीवादी तथा सामंतवादी तीनों वर्ग मिलकर सत्ता के स्वर्ग 
से पीछे हो धकेल देते हैं क्योंकि उनके निहित स्वार्थों की सुरक्षा 
तभी संभव है। 

सामाजिक न्याय की मांग को राजनीतिक क्षेत्र में ही क्यों, 
आप धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं। आज 
क्या कारण है कि कुछ ही वर्गों के लोग सारे पत्-पत्रिकाओं और 
आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर एकाधिकार भाव से जमे बैठे हैं। 
वहीं लोग सवर्ण नेताओं को तो राष्ट्रीय नेताओं के रूप में प्रचारित 
करते हैं जबकि दलित एवं पिछड़ी जाति के जन-नायकों को जाति 
विशेष के नेता मात्र बताकर ही उनको खलनायक बना देते हैं। 
यह सब सरकारी सेवाओं में वर्ग विशेष के वर्चस्व के चलते हो 
संभव हो पा रहा है। मानव जीवन के यापन के लिए तीन ही 


8/ मूलप्रश्न : अप्रैल-जून 200॥ 


प्रमुख आय ग्रोत के आधार हैं-सरकारी सेवा, कृषि-भूमि एवं 
उद्योग-व्यापार। जन्मजात जाति-व्यवस्था या ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था 
के चलते आप यह देख सकते है कि उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में 
आज तक ।5 प्रतिशत अल्पसंख्यक सवर्णों का ही एकाधिकार है 
जबकि 85 प्रतिशत पिछड़े एवं दलित वर्गों की हिस्सेदारी धन-धरती 
और सरकारी सेवाओं में आज तक भी नगण्य है जबकि वहीं 
बहुसंख्यक और धरतीपुत्र भी हैं। इस विषय में हम एक तालिका 
संक्षिप्त प्रस्तुत करना चाहेंगें- 


5 % सवर्ण. उद्योग-धंधे कृषिशूमि. सरकारी सेवाएं 
भ्रऋ 70% 80 % 
85 क अवर्ग 3% उ0% 20% 


उपर्युक्त तालिका के आलोक में हम यह भली-भांति देख सकते 
हैं कि जीवन-यापन के मूलभूत आय म्रोतों पर कुछ ही वर्ग और 
जातियां आज तक भी किस प्रकार से अपना एकक्षत्र आधिपत्य 
बनाए बैठे हैं जबकि वहीं लोग अल्पसंख्यक हैं और शारीरिक 
श्रम से भी बचे हुए हैं। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
वही लोग विदेशी और आक्रमणकारी भी रहे हैं। लेकिन आश्चर्य 
की बात यह है कि आजकल यही वर्ग सर्वाधिक देशभक्त और 
स्वदेशी तथा स्वामी (प्रभु) है क्योंकि राज्याधिकारी वही हैं। शिक्षक 
और पुरोहित तो वे परंपरागत रूप से हैं हीं। 
जन्मजात योग्यता का तर्क 

आजकल सामाजिक न्याय की मांग को दृष्टिविगत करने के 
लिए प्रायः यह बात उठाई जाती है कि आरक्षण का आधार जाति 
न होकर जन्मजात योग्यता होनी चाहिए। यह सवर्णों का तर्कजाल 
है। मंडल कमीशन के क्रियान्वयन के विशेध में इन वर्गों (वर्णों) 
की यही आपत्तियां थी। लेकिन इन योग्यतावादी (स) वर्णों से यह 
तो पूछा हो जा सकता है कि आखिर आप लोगों की अखंड 
योग्यता का रहस्य क्या सहस्रों वर्ष का अबाध एकाधिकार ही 
नहीं है। सत्ता (राज्य) और संपत्ति का जों अखंड आभोग ये दैवी 
वर्ग पिछले सहय्रों वर्षों से अजग्न भाव से लेते-लगाते जो चले 
आ रहे हैं। क्या इनकी इस दैवी योग्यता का रहस्य इनका यह 
अखंड वर्चस्व ही नहीं है? 


योग्यतावादियों से यह कैंफोयत भो मांगों जा सकतो 
है कि उया वर्ण, एकलव्य और शंबृक को योस्ट्ता में कहां कोई 
कग्नी ही? त॒दाषि उनमें उविह योग्यता रहते हुए भी उन्हें जाति 
के आहार पर दंडित क्यों क्तिवा गया? जिस समाज में नि 
और पिछड़े वर्गों क्र वोम्वतार्जर भी अक्षम्य अपराध 
हो, भला उम्र समाज में फिर उन वर्गे क्र व्यक्ति वोग्य बसने का 
डुस्साहस भी क्यों करता एकलव्य और शंबूक ने यही तो किया 
था तभी जो उन्हे आंग-भंग और प्राणें से भी हाथ थोने पड़े थे। 
अब चद वही दलित-पीड़ित और फिछड़े लोग अपने उमुब्व विकास 
के लिए अवसर की समाज क्न अधिकार (आख़ण) मांगों है 
वो बच्चो द्रोण और ग्रम उनसे उनकी जन्मजात योग्यता को जाग 
करे है। 

डिस वर्णयद्ध समाज में सत्ता संस्कृति (शिक्षा) और सेवा को. 
कुछ वर्णों ऊे लिए प्रतिबंधित कर दिया गया हो सहय्नों वर्षों उक 
उम्र विष्मताएलक रू्यज व्यवस्था में ऐसे शोषित एवं पीड़ित 
वर्गों को वो समाज को मुख्यघारा में लाने के लिए आरक्षण को 
वैशाखी जी अपरिहार्य आवश्यकता है क्योंकि ये रूदियों हें 
विकलांग (अगोंग्य) बना दिए गए है। अतएव उन्हीं क्ये तो सहारा 
चाहिए। फिर जिस योग्वतावादी दर्णें आधंवा वेर्णों ने उत पर 
सहय्राद्दियों तक निर्वोग्वाएं आरोपित की है उनको भी अब उपके 


सलिए कुछ ते स्वार्द-त्याग कला ही चाहिए। वैसे भो वे ले बड़े 
ही प्रतिभावान और करुणावत्ार है क्योंकि रारे ही संत-मह्ात्मा 
और अमांवदार तथा याहित्यकार द कलाकार भी उ्हीं सुझेग्द 
सिवणों) से आये है-ऐसी क्थिति में अब तो उन्हें अपने दलित 
और पिछड़े-वंचित और प्रवंचित माई-बहनों की प्रगति का पथ 
प्रशस्त॒ करना हो चाहिए। अन्यथा तो उनको म्राशे सदभावताएं 
मगरमन्‍्झी ही होंगे) 

किसी भी समतागूलक समाज संरचना में बहुसंख्यक एवं श्रगिक 
वर्गों का सामाजिक संस्तरण करने के लिए उसके लिए विशेषाधिकरों 
का प्रावधान अनिवार्य ही नहीं अपितृ अपरिश्वर्य है क्योंके तमी 
पवचित एवं उपेक्षित वर्गों को समस्तरैय किया जा सकता है। 
आसक्षण इसमे दिशा में एक वैधानिक सोपान है। सामाजिक न्योंवे 
की मांग यह भी है कि पिछड़े और दलित वर्गों के जो लोग 
आर्थिक रूप से संप्न हो गये हैं ददपिं वे सामाजिक सामान 
और ग्रतिए्ल से वंचित है है क्योंकि भारतीय समाज में व्यक्ति 
की जाति अपरिवर्तनोय हों है। ऐसी स्थिहि में सामाजिक न्याय की 
मांग आर्थिक हीं न लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक भी वन जाती 
है क्योंकि वर्णदद्ध समाज में सभी जहियों की हैसियत पूर्व निश्चित 
है अतः अब आवश्यकता क्षैतित् समाज संरनता की है। 
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